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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1798
28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि की चुनौतियां
1798. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती, घटते प्राकृतिक संसाधनों, घटती जोत और उपज की घटती कीमत जैसी चुनौतियों से जूझ रही खेती को उबारने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग): जी हां। सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का कार्यान्‍वयन कर रही है। अनुकूलन के लिए 10 मुख्‍य आयामों पर जोर दिया जा रहा है जैसे उन्‍नत फसल बीज; पशुधन एवं मत्‍स्‍य  पालन; जल उपयोग दक्षता; कीट प्रबंधन; उन्‍नत कृषि पद्धतियां; उन्‍नत पोषक तत्व प्रबंधन; कृषि बीमा; ऋण सहायता; मंडियां; सूचना तक पहुंच और आजीविका विविधीकरण। राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्‍ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत 8 मिशनों में से एक है जो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है और इसमें मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) पूर्वोत्‍तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्‍य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) को शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सहित इन सभी और अन्य कार्यक्रमों में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक सहकारी समितियों (एफपीसी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि को सहायता देकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए इन कार्यक्रमों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल समेकित कृषि प्रणालियों के लिए 45 मॉडल विकसित किए हैं जिन्‍हें प्रदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में भेजा जाता है। प्रत्येक 151 जिलों में जलवायु अनुकूल गांव विकसित किए गए हैं। राष्‍ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के तहत जलवायु सम्‍मत मानचित्र तैयार किया गया है। आईसीएआर ने जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए तत्‍काल कृषि परामर्श देने के उद्देश्‍य से 633 जिलों में जिला कृषि आकस्मिक योजना भी तैयार की हैं। जलवायु जोखिम के बावजूद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण देश में समग्र फसल उत्पादन बढ़ रहा है।
किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के वास्‍ते प्रतिस्पर्धात्‍मक ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी मूल्य निर्धारण को सक्षम  बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-एनएएम) सहित प्रगतिशील कृषि-मंडी सुधार किए गए हैं। कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 और --- राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018 का उद्देश्‍य मंडी सुधार करना है। 
केंद्रीय बजट 2018 में यथा घोषित “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-अशा) नामक नई अम्‍ब्रेला स्‍कीम शुरू की गई है ताकि राज्य सरकारों के समन्‍वय से सही ढंग से खरीद करने के जरिए किसानों के उत्‍पाद हेतु उनके लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित किया जा सके और बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की आय का हिस्‍सा बन सके।
*****
